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भारत सरकार 
आवासन और शहर� कायर् मंत्रालय 

राज् य सभा 
अतारां�कत प्रश्न सं. 2606 

 

16 माचर्, 2026 को उ�र �दये जाने के �लए 

भारतीय शहरों में एफएआर/एफएसआई सीमाएं और शहर� घनत्व 

2606 श्री एस. �नरंजन रेड्डीः 

क्या आवासन और शहर� कायर् मंत्री यह बताने क� कृपा करेंगे �कः 
 

(क) क्या यह सच है �क फ्लोर ए�रया रे�शयो (एफएआर) / फ्लोर स्पेस इंडेक्स (एफएसआई) 
के संबंध में वैिश्वक और भारतीय सीमाओं में अंतर है, जहां वैिश्वक शहरों में 
एफएआर/एफएसआई 10 से अ�धक क� अनुम�त है जब�क अ�धकांश भारतीय शहरों में यह 
चार या उससे कम तक सी�मत है; 
(ख) क्या सरकार ने शहर� घनत्व पर इन प्र�तबंधों के प्रभाव और अनौपचा�रक या अवैध 
�नमार्णों क� वदृ्�ध का आकलन �कया है; और 
(ग) �नयोिजत शहर� �वकास को बढ़ावा देने के �लए एफएआर/एफएसआई मानदंडों को 
तकर् संगत बनाने हेतु कौन-कौन से सुधार प्रस्ता�वत हैं? 

 

उत् तर 
आवासन और शहर� कायर् राज् य मंत्री 

(श्री तोखन साहू) 
 

(क) से (ग) भारत के सं�वधान क� 12वीं अनुसूची के अनुसार, फ्लोर ए�रया रे�शयो 
(एफएआर)/फ्लोर स्पेस इंडेक्स (एफएसआई) और भवन �व�नयमन के �नधार्रण स�हत शहर� 
�नयोजन शहर� स्थानीय �नकायों (यूएलबी)/शहर� �वकास प्रा�धकरणों का कायर् है। भारत 
सरकार योजनाबद्ध हस्तक्षेपों/परामश� के माध्यम से राज्यों के प्रयासों में सहायता करती है। 
तथा�प, भारत सरकार ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूट�) को अपने उप-�नयमों में संशोधन 
करने के �लए समय-समय पर नी�तगत फे्रमवकर् , पराम�शर्काएं और मॉडल �दशा-�नद�श जार� 
�कए हैं। मॉडल �बिल्डगं उप-�नयम (एमबीबीएल), 2016 अध्याय 3-�वकास सं�हता, धारा 
3.1, लचीले एफएआर का प्रावधान करती है। 
मंत्रालय ने 2016 में मॉडल �बिल्डगं बाय-लॉज (एमबीबीएल) 
(https://mohua.gov.in/upload/uploadfiles/files/MBBL.pdf) जार� �कए हैं, िजसमें 
अध्याय-3 �वकास सं�हता, धारा 3.1 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अपनाए जाने के �लए 
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लचीले एफएआर का प्रावधान करती है और राष्ट्र�य पारगमन उन्मुख �वकास (ट�ओडी) नी�त, 
2017 में घनत्व को बढ़ावा देन ेके �लए उच्च एफएआर/एफएसआई का प्रावधान है। 
पूंजी �नवेश के �लए राज्यों को �वशेष सहायता योजना (एसएसएएससीआई) 2025-26 के 
तहत - शहर� �नयोजन सुधार, �व� मंत्रालय द्वारा भाग X-बी के तहत राज्यों/संघ राज्य 
क्षेत्रों को �वशेष रूप से वा�णिज्यक और औद्यो�गक क्षेत्रों में एफएआर/एफएसआई को 
युिक्तसंगत बनान ेके �लए प्रोत्सा�हत �कया गया था, अब तक इस सुधार के तहत प्रोत्साहन 
के �लए 10 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों क� �सफा�रश क� गई है। 

 
***** 


